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राज्‍य सभा
अतारांकित प्रश्‍न संख्‍या 1085
जिसका उत्‍तर 3 दिसम्‍बर,  2012 को दिया जाना है ।
.....
वर्षा जल संचयन
1085. डा. नजमा ए. हेपतुल्‍ला : 

क्‍या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :
(क)
क्‍या केन्‍द्रीय भूमि जल बोर्ड (सी.जी.डब्‍ल्‍यू.बी.) ने वर्षा जल संचयन की किन्‍हीं तकनीकों का विकास किया है ; 
(ख) 
यदि हां, तो प्रत्‍येक वर्ष वर्तमान में संचय किए जा रहे वर्षा जल की प्रतिशतता सहित तत्‍संबंधी राज्‍य-वार ब्‍यौरा क्‍या है ; 
(ग)
क्‍या सरकार ने अनिर्वाय रूप से वर्षा जल संचयन प्रणाली बनाए जाने हेतु राज्‍यों एवं संघ राज्‍य-क्षेत्रों से कहा है ;

(घ)
यदि हां, तो क्‍या यह सच है कि कई राज्‍यों ने इस योजना को कार्यान्वित नहीं किया है ; और
(ङ)
यदि हां, तो इसके क्‍या कारण हैं तथा इस संबंध में सरकार द्वारा कौन-से सुधारात्‍मक उपाए किए गए हैं ?

उत्‍तर
जल संसाधन मंत्री (श्री हरीश रावत)

(क)
जी, हां । 
(ख)
जल संसाधन मंत्रालय के अंतर्गत केन्‍द्रीय भूमि जल बोर्ड (सीजीडब्‍ल्‍यूबी) ने देश में VIIIवीं, IXवीं, Xवीं और XIवीं योजना अवधियों के दौरान कार्यान्वित की गई प्रायोगिक/प्रदर्शनात्‍मक परियोजनओं के दौरान देश के विविध जलभूवैज्ञानिक क्षेत्रों के तहत वर्षा जल संचयन और कृत्रिम पुनर्भरण के लिए विभिन्‍न तकनीकें विकसित एवं इनकी जांच की है । तथापि, प्रति वर्ष किए जाने वाले वर्षा जल संचयन प्रतिशत संबंधी आंकड़े नहीं रखे जाते । 
(ग)
जी, हां । 
(घ)
कुछ राज्‍यों/संघ राज्‍य क्षेत्रों अर्थात् असम, अरूणाचल प्रदेश, जम्‍मू एवं कश्‍मीर, लक्षद्वीप, मणिपुर, मिजोरम, ओडिशा और सिक्किम द्वारा अभी छत के वर्षा जल संचयन को अनिवार्य बनाया जाना है । 
(ड.)
केन्‍द्रीय भूमि जल प्राधिकरण ने मामले को राज्‍यों के साथ उठाया है । यह मामला ओडि़शा सरकार के विचाराधीन है । जम्‍मू एवं कश्‍मीर और पूर्वोत्तर राज्‍यों में भूजल विकास का स्‍तर निम्‍न  है । इसके अतिरिक्‍त, पूर्वोत्तर राज्‍यों में सतह पर टैंकों में वर्षा जल संचयन एक सामान्‍य क्रियाकलाप है । पूर्वोत्तर राज्‍यों के पहाड़ी क्षेत्रों में झरनों का विकसित किया जाना भी आम है ।  
*****

